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राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों को लागू किया जाना

†*142. श्री हरनाथ सिंह यादवः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और इसके कारण सभी क्षेत्रों में अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ रहा है जब कि हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं का महत्व और दायरा निरंतर घट रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार के पास राजभाषा अधिनियम, 1963 में अन्तर्विष्ट उपबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कोई कार्य योजना है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्‍तर 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ख) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।  
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श्री हरनाथ सिंह यादव द्वारा ‘’राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों को लागू किया जाना’’ के संबंध में दिनांक 04.03.2020 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *142 के भाग (क) से  (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण 

(1) जी, नहीं । केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों आदि में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ोतरी पर है। तथापि, सरकारी कामकाज/पत्राचार में हिंदी का प्रयोग करने से संबंधित पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों द्वारा और अधिक प्रयास अपेक्षित हैं ।
(2) जी, हां । केंद्र सरकार के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने और राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में राजभाषा विभाग की कार्य योजना/ उठाए गए कदमों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-
(i) संघ सरकार के कार्यालयों में राजभाषा के कार्यान्‍वयन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा प्रति वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है । वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन से संबंधित मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर प्रति वर्ष रखी जाती है । 
(ii) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और सरकारी संस्थानों के कार्मिकों को हिंदी भाषा/ अनुवाद और कंप्यूटर के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है ।
(iii) तकनीकी टूल्स विकसित एवं क्रियान्वित किए गए हैं ।
(iv) केंद्रीय हिंदी समिति, हिंदी सलाहकार समितियां, संसदीय राजभाषा समिति, केंद्रीय राजभाषा कार्यान्‍वयन समिति, नगर राजभाषा कार्यान्‍वयन समितियों और राजभाषा विभाग के आठ क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के माध्यम से राजभाषा हिंदी का संवर्धन/निगरानी की जा रही है । 
(v) भारत सरकार के कार्यालयों/कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन/पुरस्कार योजनाएं लागू की गई हैं ।
*****
